
	


	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना


पृष्ठभूमि
21-22 जनवरी 2000 को शिलांग में, माननीय प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों व सिक्किम के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों के साथ बैठक की। इसमें गृहमंत्री, वित्तमंत्री, रक्षामंत्री और उपाध्यक्ष योजना आयोग भी उपस्थित थे। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के सामाजिक-वित्तीय विकास का  एक एजेंडा घोषित किया, जिसमें अन्यों के साथ-2 इन राज्यों में नये व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई'ज) की संख्या दुगनी करना भी शामिल था। इस उद्देश्य के लिए रु. 100.00 करोड़ की राशि तय की गई।

प्रधानमंत्री की उद्घोषणा के तारतम्य में, संबद्ध राज्यों के अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें करने के बाद श्रम मंत्रालय के अंतर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने एक केंद्रीय प्रायोजित योजना -" पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई'ज) की स्थापना" बनाई।
	योजना से पूर्व - पूर्वोत्तर राज्यों व सिक्किम में व्यवसायिक प्रशिक्षण परिदृश्य



पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में कुल 53 आईटीआई थे, जिनकी सीट क्षमता 7244 थी। इन आईटीआई और सीट क्षमता का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।
	क्र. सं.
	राज्य का नाम
	आईटीआई की संख्या
	सीट क्षमता

	1.
	अरूणाचल प्रदेश
	02
	374

	2.
	असम
	27
	4364

	3.
	मणिपुर
	06
	664

	4.
	मेघालय
	09
	622

	5.
	मिज़ोरम
	01
	332

	6.
	नागालैंड
	03
	336

	7.
	त्रिपुरा
	04
	444

	8.
	सिक्किम
	01
	108

	
	कुल
	53
	7244


	योजना का सूत्रपात

	


श्रम मंत्रालय के अंतर्गत डीजीईएवंटी ने ऐसे गंभीर मूद्दों को चिंहित किया, जिनकी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण सुविधाएं सुधारने के लिए चर्चा करना जरूरी था। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में नये व्यवसायों की शुरूआत के लिए और वर्तमान औद्योगिक संस्थानों की सुविधाओं में सुधार और नये औ.प्र. संस्थानों की स्थापना के प्रस्तावों की अंतिम रूप देने के लिए सभी 8 राज्यों की सरकारों के साथ 10-11 अप्रैल, 26-29 अप्रैल व 12-14 जून 2000 को विस्तृत चर्चाएं की गई। 

केंद्रीय प्रायोजित योजना "पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" का परिव्यय 100.00 करोड़ रु. है। योजना के अंतर्गत निधियों का राज्य तथा योजना-वार निर्धारण परिशिष्ट-III में इंगित किया गया है। 
योजना का कार्यक्षेत्र

योजना के निम्नलिखित भाग हैं:
	(1) वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर राज्यों व सिक्किम में 4988.06 लाख रु. की अनुमानित लागत से 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। अनुबंध -I में राज्यवार नए औ.प्र. संस्थानों की अवस्थिति संलग्न है। 
(2) वर्ष 2002-03 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 4901.90 लाख रु. की अनुमानित लागत से वर्तमान 35 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण। सुदृढ़ीकरण के लिए वर्तमान औ.प्र. संस्थानों की राज्यवार स्थिति अनुबंध II में दर्शाई गई है।
(3) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के प्रायोजित अभ्यर्थियों और संकाय के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता का प्रावधान, योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सर्वे / अध्ययन / सेमिनार / कार्यशालाओं आदि का संचालन, अनुमानित लागत 110.00 लाख रु. में करना।
 (क), (ख) और (ग) का कुल जोड़ 100.00 करोड़ रु. है।



व्यय - वित्त - समिति (ईएफसी) ने 11.1.2001 की अपनी बैठक में योजना को स्वीकृति दे दी। मंत्रिमंडल की 20.3.2001 को आयोजित बैठक में स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया   गया। संबंधित राज्य सरकारों से मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित में योजना लागू करने के लिए कहा गया है। 
स्कीम के अंतर्गत लाभ

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रसार व दृढ़ीकरण के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक व्यवसायिक कौशलों से लैस करने की परिकल्पना की गई  है। स्थानीय औद्योगिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागी राज्यों ने नये और वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू किए जाने वाले व्यवसायों को चिंहित किया है। 
अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों का लागू होना
-पाठ्यक्रम दो तरह के होंगे-
(1) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत नियमित अवधि के  दीर्घावधि व्यवसाय। ये व्यवसाय राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) के अंतर्गत चलाए जाएंगे। 
(2) राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) के अंतर्गत अल्पावधि के कोर्स होंगे। अल्पावधि कोर्सो का निर्धारण व गठन विशेष तौर पर निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों की सामयिक प्रशिक्षण जरुरतों के अनुरुप किया गया है। अल्पावधि व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स के पाठ्यक्रम का निर्धारण केंद्रीय कर्मचारी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (STARI) ने प्रोजक्ट संख्या 150 के अंतर्गत किया है। केंद्रीय कर्मचारी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने संबद्ध राज्यों और विभिन्न संस्थानों व औद्योगिक संस्थानों से बुलाए गए व्यवसायिक विशेषज्ञों के परामर्श से पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या तैयार की है। अल्पावधि कोर्सों की अवधि 3-6 माह तक होगी।
मोटे तौर पर कहा जाए तो योजना के अधोलिखित लाभ होंगें-
	1. 22 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के खोले जाने से 3152 अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। परिशिष्ट -IV में राज्यवार सीटों वृद्धि दर्शाई गई है। 
2. वर्तमान 35 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण से 5382 अतिरिक्त सीट क्षमता बढ़ेगी। परिशिष्ट V में राज्यवार सीट वृद्धि प्रदर्शित है।
3. डीजीईएवंटी संस्थानों में कुल 312 अभ्यर्थियों को शिल्पकार प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इसके साथ ही, नए लागू किए जाने वाले व्यवसायों के व्यावसायिक  अनुदेशक को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। परिशिष्ट-VI में राज्यवार सीटीएसके अंतर्गत प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या दर्शाई गई है।



इस प्रकार अल्पावधि और दीर्घकालिक कोर्सो में कुल 8534 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त सीटीएस के अंतर्गत अभ्यर्थी एवं व्यवसायिक अनुदेशक डीजीईएवंटी के संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।
कार्यान्वयन अनुसूची तथा स्कीम का निरीक्षण
योजना के बेहतर समन्वय और त्वारित निष्पादन के लिए डीजीईएडंटी ने संबंधित राज्यों के परामर्श से नए के सात-साथ मौजूदा आईटीआई से संबंधित निर्माण कार्य और उपकरण के लिए कार्यान्वयन अनुसूचियां तैयार की है। संबद्ध सरकारों को योजना के अंतर्गत उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों के लिए निधियों की संस्वीकृति  और निरीक्षण, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विभाग (DDONER) तथा भारत सरकार आविधक रूप से योजना की समीक्षा करते है।
श्रम मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रशिक्षण निदेशक (प्रोजेक्ट) की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रोजेक्ट कार्यान्वयन एकक (CPIU) का दायित्व, राज्य के प्रस्तावों पर कार्रवाई करना और योजना के विभिन्न अंगों के अंतर्गत केंद्रीय भाग जारी करना है। योजना के लागू होने की प्रगति के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए केंद्रीय कर्मचारी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कोलकाता के उपनिदेशक के स्तर के एक संबद्व अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट कार्यान्वयन समितियां भी गठित की  गई हैं, जो अपने-2 स्तर पर कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में रो. एवं प्र. महानिदेशालय के संयुक्त सचिव/महानिदेशक द्वारा प्रत्येक माह योजना का पुनरीक्षण किया जाता है।
परिशिष्ट 1
केंद्रीय प्रायोजित योजना- "पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना"
पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में नए आईटीआई'ज के राज्यवार स्थान
	क्र.सं.
	राज्य का नाम
	नए आईटीआई'ज की संख्या
	नए आईटीआई'ज के स्थान

	
	
	
	

	1
	अरुणाचल प्रदेश
	2
	मिओ

	
	
	
	युपिया (महिला)

	
	
	
	

	2
	असम
	4
	डिब्रूगढ़

	
	
	
	गोलपारा

	
	
	
	हैलाकंडी

	
	
	
	मोरीगांव

	
	
	
	

	3
	मणिपुर
	5
	चंदेल

	
	
	
	उखरूल

	
	
	
	ककचिंग वैरी

	
	
	
	तामेंगलोंग

	
	
	
	नाइथोकोंग अवांग

	
	
	
	

	4
	मेघालय
	1
	बगमाड़ा

	
	
	
	

	5
	मिज़ोरम
	2
	लंगलेई

	
	
	
	सैहा

	
	
	
	

	6
	नागालैंड
	4
	मोकोकचंग

	
	
	
	फेक

	
	
	
	टियूंगसैंग

	
	
	
	वोखा

	
	
	
	

	7
	सिक्किम
	-
	- कुछ नहीं -

	
	
	
	

	8
	त्रिपुरा
	4
	अंबासा

	
	
	
	बेलोमिया

	
	
	
	धर्मनगर

	
	
	
	उदयपुर

	
	कुल
	22
	


परिशिष्ट II

केंद्रीय प्रायोजित योजना- "पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना"
मौजूदा आईटीआई'ज की मजबूती/आधुनिकीकरण के लिए राज्यवार स्थिति
	क्र.सं.
	राज्य का नाम
	मजबूती के लिए प्रस्तावित आईटीआई'ज की संख्या
	आईटीआई'ज का स्थान

	
	
	
	

	1
	अरुणाचल प्रदेश
	1
	दिरंग

	
	
	
	

	2
	असम
	17
	बरेपेटा

	
	
	
	बोंगेगांव

	
	
	
	धनसरी

	
	
	
	गरगांव

	
	
	
	गौरीपुर

	
	
	
	गोहाटी

	
	
	
	जोरहाट

	
	
	
	करीमगंज

	
	
	
	मजबट

	
	
	
	मजूली

	
	
	
	नगांव

	
	
	
	नलबरी

	
	
	
	सरीकोना

	
	
	
	तेजपूर

	
	
	
	तिनसुकिया

	
	
	
	उदलगूरी

	
	
	
	कोकराझार

	
	
	
	

	3
	मणिपुर
	4
	साईकोट

	
	
	
	सेनापति

	
	
	
	टॉकयेल

	
	
	
	टॉकयेल (महिला)

	
	
	
	

	4
	मेघालय
	4
	जोवाई

	
	
	
	शिलोंग

	
	
	
	शिलोंग (महिला)

	
	
	
	तूरा

	
	
	
	

	5
	मिजोरम
	1
	आइजोल

	
	
	
	

	6
	नागालैंड
	3
	डिमापुर (महिला)

	
	
	
	कोहिमा

	
	
	
	मोन

	7
	सिक्किम
	1
	रांगपो

	
	
	
	

	8
	त्रिपुरा
	4
	इंद्रानगर

	
	
	
	इंद्रानगर (महिला)

	
	
	
	जतनबरी

	
	
	
	कैलासहर

	
	कुल
	35
	


परिशिष्ट III

केंद्रीय प्रायोजित योजना-"पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना"
निधि का राज्यवारऔर योजनावार आंबटन
	राज्य का नाम
	स्कीम सख्या 1 नए आईटीआई'ज

	स्कीम संख्य 2 
वर्तमान आईटीआई'ज का आधुनिकि.

	कुल स्कीम संख्या 1 एवं 2
	*स्कीम संख्य 3
तकनीकी सहायता

	
	आईटीआई की सख्यां
	रु. लाखों में
	आईटीआई की सख्यां
	रु. लाखों में
	
	

	अरुणाचल प्रदेश
	2
	498.37
	1
	185.27
	683.64
	

	असम
	4
	867.30
	17
	2356.97
	3224.27
	

	मणिपुर
	5
	1100.88
	4
	335.17
	1436.05
	

	मेघालय
	1
	135.10
	4
	347.67
	482.77
	

	मिजोरम
	2
	340.00
	1
	295.12
	635.12
	

	नागालैंड
	4
	1076.41
	3
	618.60
	1695.01
	

	सिक्किम
	शून्य
	शून्य
	1
	122.26
	122.26
	

	त्रिपुरा
	4
	970.00
	4
	640.84
	1610.84
	

	कुल
	22
	4988.06
	35
	4901.90
	9889.96
	110.00


स्कीम सं. 1,2 तथा 3 का कुल योग= रु. 9999.96 अथवा कि 10,000.00 लाख रुपए
* स्कीम के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु सर्वे/अध्ययन/सेमिनार/कार्यशालाएं संचालित कर रहे पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के प्रायोजित उम्मीदवारों/संकाय के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहायता 
परिशिष्ट -IV
केंद्रीय प्रायोजित योजना- "पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना"
"नए आईटीआई'ज की स्थापना" के अंतर्गत सीटों की राज्यवार वृद्धि
	क्र.स.
	राज्य का नाम
	नए आईटीआई'ज की संख्य
	अतिरिक्त सीटें

	1.
	अरुणाचल प्रदेश
	2
	272

	2.
	असम
	4
	1024

	3.
	मणिपुर
	5
	640

	4.
	मेघालय
	1
	48

	5.
	मिजोरम
	2
	176

	6.
	नागालैंड
	4
	384

	7.
	सिक्किम
	शून्य
	शून्य

	8.
	त्रिपुरा
	4
	608

	
	कुल
	22'
	3152


परिशिष्ट -V

केंद्रीय प्रायोजित योजना-"पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना"
"मौजूदा आईटीआई'ज की मजबूती/आधुनिकीकरण" के अंतर्गत सीटों की राज्यवार वृद्धि
	क्र.स.
	राज्य का नाम
	आईटीआई'ज की सख्यां
	अतिरिक्त सीटें

	1.
	अरुणाचल प्रदेश
	1
	80

	2.
	असम
	17
	3628

	3.
	मणिपुर
	4
	376

	4.
	मेघालय
	4
	248

	5.
	मिजोरम
	1
	192

	6.
	नागालैंड
	3
	266

	7.
	सिक्किम
	1
	288

	8.
	त्रिपुरा
	4
	304

	
	कुल
	35
	5382


परिशिष्ट -VI
केंद्रीय प्रायोजित योजना-"पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना"
सीटीएस के अंतर्गत "तकनीकी सहायक" के अधीन राज्यवार प्रशिक्षित किए जाने वाले उम्मीदवार
	राज्य का नाम
	उम्मीदवारों की संख्या 

	
	 पुरूष
	महिला
	कुल

	अरुणाचल प्रदेश
	35 
	
	05 
	40 

	असम
	60 
	
	30 
	90 

	मणिपुर
	 10 
	
	10 
	20 

	मेघालय
	20 
	
	20 
	40 

	मिजोरम
	8 
	
	4 
	12 

	नागालैंड
	6 
	
	4 
	10 

	सिक्किम
	45 
	
	10 
	55 

	त्रिपुरा
	30 
	
	15 
	45 

	कुल 
	214 
	
	98 
	312 


एफ.नं. डीजीईटी.2 (21)/2001-सीपीआईयू/एनईएस
भारत सरकार
श्रम मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
विषय: केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापनो की पुस्तिका को हिंदी, अंग्रेजी व असमी भाषाओं में तैयार करना व प्रकाशित करना।
इस फाइल का मुद्दा केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत "पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" की पुस्तिका को हिंदी, अंग्रेजी और असमी भाषाओं में तैयार करना है।
इस संबंध में यह बताया जाता है कि 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विभाग, भारत सरकार के सचिव डॉ पी.डी. शिनॉय, ने 23.10.2001 को महानिदेशक/संयुक्त सचिव और प्रशिक्षण निदेशक (प्रोजेक्ट) के साथ उपरोक्त केंद्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वन की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित की। बैठक में अन्यबातों के साथ -साथ निम्नलिखित  निर्णय लिया गया-
"पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना की एक पुस्तिका, हिंदी अग्रेंजी और असमी भाषाओं में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाएगी।
योजना की पुस्तिका जिसमें इसकी प्रमुख विशिष्टताएं दी गई हैं, अनुमोदना के लिए नीचे रखी है। अनुमोदन  के बाद पुस्तिका हिंदी अनुभाग और DAVP को क्रमश: हिंदी और असमी भाषाओं में अनुवाद के लिए भेज दी जाएगी। तत्पश्चात् पुस्तिका परिचालन के लिए का प्रकाशन होगा।
(वी.एम. घिल्डियाल)
जेडीटी
13.12.2001
डीटी(पी)
संदर्भ- पूर्व-पृष्ठ से महानिदेशक/संयुक्त सचिव द्वारा रिकार्ड की गई टिप्पणी। 
"पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए महानिदेशक / संयुक्त सचिव, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा 3.12.2001 को सायं 4:00 बजे उन्हीं के कक्ष में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। 
संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), RC त्रिपुरा, उप RC नागालैण्ड, उप सलाहकार योजना आयोग, निदेशक प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट) अवर सचिव (वित्त) और अधोहस्ताक्षरी ने बैठक में भाग लिया। अन्य संबद्व राज्यों के RCs और DDONER के प्रतिनिधि बैठक में भाग नहीं ले पाए।
महानिदेशक/संयुक्त सचिव, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर प्रतिभागियों को संक्षिप्त सूचना दी। तत्पश्चात् प्रत्येक राज्य में योजना के राज्यवार, घटकवार प्रगति का पुनरीक्षण किया गया। संक्षेप में, योजना के कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है-
> दिसंबर 2001 को कुल व्यय की स्थिति:
· अनुमान बजट  



4.00 करोड रुपए (पुनः र्विनियोग द्वारा) 



(जारी की गई राशि) (आंकड़े लाख रु. में)
· निर्माण कार्य



89.50
· उपकरण



189.00
· तकनीकी सहायता


8.09

कुल




276.59
> निर्माण कार्य संबंधी स्थिति :-
· राज्यों द्वारा केवल आसाम में एक नए आईटीआई मेघालय और सिक्किम में, एक नए आईटीआई और एक पुराने संस्थान के अतिरिक्त सभी नए और वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्माण कार्य को प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया है। ये प्रस्ताव CPIU में कार्य-प्रणाली में हैं। जारी की गई राशि और प्रस्तावों की राज्यवार विस्तृत स्थिति स्लिप 'X' में है।
 > प्रापण प्रस्तावों की स्थिति (राज्यवार ब्यौरा स्लिप 'Y" पर)
· अरुणाचल प्रदेश, असम व मिजोरम से उपकरण के प्रापण प्रस्ताव संसाधित किए गए है और  क्रमश: 28.64 लाख, 134.59, व 25.64 लाख रु. जारी किए गए है।
· मेघालय व मणिपुर से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रापण प्रस्तावों पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। 
· नागालैंड ने सूचित किया कि प्रापण को भवन तैयार होने तक लंबित रखा गया है, क्योंकि अभी ये किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं। 
· त्रिपुरा ने सूचना दी कि प्रापण प्रस्ताव शीध्र ही भेज दिए जाएंगे।
· सिक्किम से कोई भी प्रापण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
> तकनीकी सहायता के अंतर्गत प्रस्तावों की स्थिति (राज्य-वार विवरण स्लिप 'Z' में) 
· शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत़ 5 पूर्वोत्तर राज्यों से 113 उम्मीदवार विभिन्न डीजीई एवंटी क्षेत्र संस्थानों में नामित किए गए हैं।
· रु. 8.09 लाख की एक राशि जारी की जा चुकी है।
· अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर राज्यों से कोई प्रस्ताव नहीं हुए हैं। 
समीक्षा बैठकें प्रत्येक माह डीजी/जेएस, डीजीईएवंटी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएंगी। सचिव (श्रम) स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अवलोकन कर सकते हैं।
(वी.एम,घिल्डियाल)
जेडीटी/18.12.2001
डीटी(पी)
संदर्भ:- नोट्स पूर्व-पृष्ठ से रिकार्ड/दर्ज किए गए
केंद्रीय प्रायोजित योजना "पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" की पुस्तिका के प्रकाशन के लिए स्वीकृति का मुद्दा विचाराधीन है।
केंद्रीय प्रायोजित योजना "पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई'ज) की स्थापना" के अंतर्गत अब तक की गई प्रगति के बारे में सचिव (श्रम) को सूचित करने संबंधी मुद्दे पर महानिदेशक/संयुक्त सचिव द्वारा पूर्व पृष्ठ पर दर्ज किए अनुसार आज निदेशक प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट) के साथ चर्चा की गई। यह समझ में आता है कि श्रम सचिव को महानिदेशक/संयुक्त सचिव समय-2 पर मुद्दे की जानकारी देते रहते हैं। 28.2.2002 को महानिदेशक/संयुक्त सचिव द्वारा की गई पुनरीक्षण बैठक की कार्यवाही श्रम सचिव को भेजी गई और उन्होंने इसे देखा। इस कार्यवाही में योजना की प्रगति दर्शाई गई है।
योजना की पुस्तिका जिसमें इसकी मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, अनुमोदन के लिए नीचे प्रस्तुत है। अनुमोदन के बाद पुस्त्तिका हिंदी अनुभाग और DAVP को क्रमशः हिंदी व असमी भाषाओं में अनुवाद के लिए भेज दी जाएगी। तदुपरांत पुस्तिका परिचालन के लिए प्रकाशित की जाएगी।
(वी.एम. घिल्डियाल)
जेडीटी/10.4.2002
डीटी(पी)







